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राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 491
14 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय:
राज्य सरकारों द्वारा सूखे की स्थिति का आकलन
491.
डा॰ शशिकला पुष्पा रामास्वामीः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारें अपने राज्यों में सूखे की स्थिति के आकलन, निगरानी तथा घोषणा करने में कठिनाई का अनुभव कर रहीं हैं जिसके कारण खरीफ और रबी की फसलों हेतु सूखे की अधिसूचना की घोषणा करने में अनावश्यक विलंब होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ग) क्या सरकार के पास राज्य सरकार द्वारा सूखे की घोषणा की अधिसूचना हेतु तिथि को आगे बढ़ाने से संबंधित कोई प्रस्ताव है ताकि तत्संबंधी मान्यता अवधि को समुचित रूप से बढ़ाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)    
(क) से (ड.): सूखा प्रबंधन नियमावली, 2016 (सूखा नियमावली) के अनुसार राज्‍य सरकारें खरीफ के लिए 31 अक्‍तूबर तक और रबी के लिए 31 मार्च तक अधिसूचना के माध्‍यम से सूखे की घोषणा कर सकती हैं। छत्‍तीसगढ़, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और झारखंड जैसे विभिन्‍न राज्‍यों ने सूखा नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान सूखे की घोषणा की थी। सूखा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार राज्‍य सूखे के समर्थन में दस्‍तावेजी साक्ष्‍य उपलब्‍ध करवाकर सूखे घोषणा की तारीख के 3 सप्‍ताह तक बढ़ाए जाने की मांग कर सकते हैं। हाल ही में, भारत सरकार ने झारखंड और राजस्‍थान राज्‍य सरकारों के अनुरोध पर विचार किया है और खरीफ 2018 के दौरान इन राज्‍यों में सूखे की घोषणा की समयावधि क्रमश: 18.11.2018 और 21.11.2018 तक बढ़ा दी है। 
*****
